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भारतीय स्टेट बैंक की बढ़ती अनर्जक आस्तियां
1974.
श्री संजय सिंहः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2016 में 2600 करोड़ रुपयों के शुद्ध मुनाफे की तुलना में 2017 में 2400 करोड़ रुपयों का शुद्ध नुकसान हुआ है;

(ख)
क्या यह भी सच है कि एसबीआई की 2016 की एक लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) दोगुनी होकर दो लाख करोड़ रुपये हो गई हैं;

(ग)
यदि हां, तो भारत के सबसे बड़े बैंक में ऐसे कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं तथा अन्य बैंकों पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं; और
(घ)
विगत चार वर्षों के दौरान इस समस्या से निबटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में होने के पश्‍चात्‍ इसके द्वारा सूचित प्रतिफल के अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2017-18 (दिसम्‍बर, 2017 तक) एसबीआई को 1,171 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ है। विलय से पूर्व वित्‍तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्‍बर, 2016 तक) में एसबीआई का निवल 1,637 करोड़ रुपए था।
(ख): एसबीआई के सूचित प्रतिफल के अनुसार, दिसम्‍बर, 2017 की स्थिति के अनुसार सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय किए जाने के पश्‍चात्‍ एसबीआई की सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) 199,141 करोड़ रुपए थी, इसमें जीएनपीए का अनुपात 8.70 प्रतिशत है। विलय से पहले, दिसम्‍बर, 2016 की स्थिति के अनुसार एसबीआई का जीएनपीए 1,08,172 करोड़ रुपए था, इसमें जीएनपीए अनुपात 10.35 प्रतिशत था।
(ग): वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में (दिसम्‍बर, 2017 तक) कम लाभ होने का मुख्‍य कारण पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि की तुलना में एनपीए के कारण अधिक प्रावधानीकरण किया जाना तथा कम कारोबार आय तथा बॉण्‍ड प्रतिफल को अ‍त्‍यधिक सख्‍त बनाए जाने के कारण एसबीआई के बॉण्‍ड पोर्टफोलियो में दैनांदिन क्षति होना है। इसी अवधि के दौरान जीएनपीए अनुपात में वृद्धि का मुख्‍य कारण विलय तथा दबावग्रस्‍त खातों के संबंध में एसबीआई तथा इसके सहयोगी बैंकों के समनुरूप खातों में आस्ति गुणवत्‍ता को एकीकृत करना है।
(घ): सरकार ने एसबीआई सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की वित्‍तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें पुनर्पूंजीकरण शामिल है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में 88,000 करोड़ रुपए की राशि के पूंजी निवेश की घोषणा की गई है। इसके अलावा, पीएसबी के सुधार एजेंडे के अंतर्गत एसबीआई बाजार से पूंजी एकत्र करने, बैंकों के गैर-कोर निवेश से मूल्‍य प्राप्‍त करने, स्‍वीकृति पूर्व तथा स्‍वीकृति पश्‍चात्‍  भूमिकाओं को कठोरता से अलग-अलग करने, 250 करोड़ रुपए और इससे अधिक के ऋण के संबंध में स्वीकृति पश्चात पारदर्शी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्‍च मूल्‍य वाली दबावग्रस्‍त आस्तियों के समयबद्ध समाधान उपलब्‍ध कराने हेतु दबावग्रस्‍त आस्ति के समाधान के लिए संशोधित संरचना जारी की है।  
*****
